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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 719 
दिनांक  16 अगस्‍त, 2012 को उत्‍तर देने के लिए
गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए लोग
719.    डा. टी. सुब्‍बारामी रेड्डी:
     क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)   विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्‍य-वार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोगों
      को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है;     
(ख)   आज की तिथि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे अनुमानत: कितने लोग रह रहे हैं; 
(ग)   क्‍या सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लेागों के 
      जीवन स्‍तर में सुधार के लिए कोई योजना करने का विचार रखती है;

(4) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(5) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?
उत्‍तर
राज्‍य मंत्री योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय
(डॉ. अश्‍वनी कुमार)
(क) :  योजना आयोग राष्‍ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए परिवार उपभोग व्‍यय संबंधी सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग कर गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों के प्रतिशत और उनकी संख्‍या का अनुमान लगाता है। एनएसएसओ यह सर्वेक्षण हर पांच वर्ष पर करता है। इस प्रकार के पिछले सर्वेक्षण का परिणाम वर्ष 2009-10 के लिए उपलब्‍ध है। फिलहाल, पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के अनुमान उपलब्‍ध हैं। 2004-05 तथा 2009-10 के दौरान आयोजित दो नवीनतम सर्वेक्षणों के आधार पर, ग्रामीण भारत में गरीब लोगों की संख्‍या 2004-05 के 32.58 करोड़ से घटकर 2009-10 में 27.82 करोड़ रह गई है। 2004-05 से 2009-10 के दौरान, ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्‍या में आई कमी का राज्‍यवार ब्‍यौरा अनुलग्नक में है।
(ख): ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की अनुमानित संख्‍या 2009-10 में 27.82 करोड़ थी।
(ग) से (ड़) : सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के जीवन-स्‍तर को ऊपर उठाने तथा गरीबी को कम करने, गरीबी उपशमन एवं उससे निपटने संबंधी कई स्‍कीमों के कार्यान्‍वयन के माध्‍यम से प्रत्‍यक्ष हस्‍तक्षेप कर रही है, जैसे – महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्‍कीम, स्‍वर्णजयंती ग्राम स्‍वरोजगार योजना, स्‍वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्‍याह्न भोजन स्‍कीम, जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, समेकित बाल विकास सेवाएं, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी पेयजल मिशन, सम्‍पूर्ण स्‍वच्‍छता अभियान तथा राष्‍ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि। समावेशी आर्थिक विकास संबंधी इन सभी कार्यक्रमों तथा सरकारी नीतियों का उद्देश्‍य गरीबी के मामलों में कमी लाना तथा देश में गरीबों के जीवन-स्‍तर को ऊपर उठाना है और इन कार्यक्रमों ने गरीबी तथा वंचन के मामलों में कमी लाने में काफी योगदान किया है।
अनुलग्‍नक
2004-05 तथा 2009-10 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए लोगों की संख्‍या
(लाख में)

	क्र.सं 
	राज्‍य
	गरीबों की संख्‍या
	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर लाये गए लोग

	 
	 
	2004-05
	2009-10
	

	1
	आंध्र प्रदेश
	180.05
	127.90
	52.15

	2
	अरुणाचल प्रदेश
	3.17
	2.74
	0.43

	3
	असम
	89.42
	105.26
	-15.84

	4
	बिहार
	451.03
	498.65
	-47.62

	5
	छत्‍तीसगढ़
	97.85
	108.25
	-10.40

	6
	दिल्‍ली
	1.06
	0.35
	0.71

	7
	गोवा
	1.75
	0.65
	1.10

	8
	गुजरात
	128.54
	91.59
	36.95

	9
	हरियाणा
	38.76
	30.39
	8.37

	10
	हिमाचल प्रदेश
	14.35
	5.56
	8.79

	11
	जम्‍मू व कश्‍मीर
	11.56
	7.27
	4.29

	12
	झारखंड
	116.18
	102.22
	13.96

	13
	कर्नाटक
	134.72
	97.44
	37.28

	14
	केरल
	42.20
	21.59
	20.62

	15
	मध्‍य प्रदेश
	254.42
	216.86
	37.56

	16
	महाराष्‍ट्र
	277.80
	179.84
	97.96

	17
	मणिपुर
	6.71
	8.85
	-2.14

	18
	मेघालय
	2.87
	3.55
	-0.68

	19
	मिजोरम
	1.10
	1.62
	-0.52

	20
	नागालैंड
	1.55
	2.76
	-1.21

	21
	ओडिशा
	198.78
	135.50
	63.28

	22
	पुडुचेरी
	0.81
	0.01
	0.80

	23
	पंजाब
	36.67
	25.12
	11.55

	24
	राजस्‍थान
	166.36
	133.82
	32.54

	25
	सिक्‍किम
	1.50
	0.71
	0.78

	26
	तमिलनाडु
	134.42
	78.27
	56.15

	27
	त्रिपुरा
	11.90
	5.37
	6.53

	28
	उत्‍तर प्रदेश
	600.53
	600.59
	-0.06

	29
	उत्‍तराखंड
	23.14
	10.32
	12.82

	30
	पश्‍चिम बंगाल
	227.47
	177.78
	49.69

	31
	अंडमान व निकोबार
	0.10
	0.01
	0.09

	32
	चंडीगढ़
	0.20
	0.03
	0.17

	33
	दादरा व नागर 
	1.11
	1.02
	0.10

	34
	दमन व दीव
	0.02
	0.22
	-0.20

	35
	लक्षद्वीप
	0.00
	0.03
	-0.03

	 
	अखिल भारत
	3258.09
	2782.13
	475.96

	
	" -" से अभिप्राय गरीबों की संख्‍या में वृद्धि से है।
	
	


